व्याख्यान XII

मौलिक अधिकार, नीति नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों का संबंध

नमस्कार!
भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो नालसर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

पिछले व्याख्यान में हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात की थी। आज हम नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में बात करेंगे और मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 

मौलिक अधिकार  - नीति निदेशक सिद्धांत के बीच संबंध
अब मौलिक अधिकारों और नीति नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध पर आते हैं क्योंकि आप पहले से ही मौलिक अधिकारों के पूरे विचार को समझ चुके हैं और अब आप जानते हैं कि नीति निदेशक सिद्धांत क्या हैं, आइए यह समझने की कोशिश करें कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है अर्थात संविधान के भाग- III  और संविधान के भाग- IV में क्‍या संबंध है? आपको याद होगा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि मौलिक अधिकार सिविल और राजनीतिक अधिकार होते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार या दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के रूप में माना जाता है। दोनों के बीच बड़ा अंतर यह है कि मौलिक अधिकार न्यायाधीन होते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायाधीन होते हैं। इस महत्वपूर्ण शब्द 'न्यायाधीन' का क्या अर्थ है? 

 'न्यायाधीन' का अर्थ है कि यदि आपको किसी अधिकार से वंचित किया जाता है। तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या रिट क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। दूसरी ओर, नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है, तो आप रिट क्षेत्राधिकार के तहत उसको लागू करने के लिए अदालत नहीं जा सकते। 

यदि आप मौलिक अधिकार अध्याय को देखें, तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार मूल रूप से राज्य की शक्तियों पर नकारात्मक प्रतिबंध हैं। जब हम कहते हैं कि राज्य समानता के अधिकार से इनकार नहीं करेगा या सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा या प्रत्येक को धर्म की स्वतंत्रता या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, तो हम इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य की शक्तियों को सीमित कर रहे हैं। हम राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर रहे हैं या हम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने पर राज्य की शक्तियों को नकार रहे हैं। तो मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर मौलिक रूप से नकारात्मक प्रतिबंध हैं। दूसरी ओर जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देखते हैं, तो वे सकारात्मक कर्तव्‍य के रूप में व्यक्त होते हैं अर्थात राज्य एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि धन एक स्थान पर इकट्ठा न हो या देश के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरण किया जाए कि वे सर्वहित हो। तो मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रतिबंध हैं, नीति निदेशक सिद्धांत सकारात्मक दायित्व हैं। मौलिक अधिकार बहुत निश्चित भाषा का उपयोग करते हैं। यदि आप पहले मामले, चंपकम दोराइराजन- 1951 के फैसले को देखें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। आरक्षण नीतियों को बचाने और इस फैसले को पलटने के लिए पंडित नेहरू को पहला संवैधानिक संशोधन लाना पड़ा। इसके बाद अदालत ने कहा कि सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत को अपनाना चाहिए जिसके तहत अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष से बचा जाना चाहिए। और प्रयास किया जाना है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत दोनों को प्रभावी बनाया जाए। केशवानंद भारती मामले में- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के शासन में जो मौलिक है वह निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मौलिक यानि Fundamental Rights से कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायाधीन हैं लेकिन फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन में मौलिक हैं।      

अनुच्छेद 31ग में संशोधन किये गये थे, शुरू में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 39ख और ग में वर्णित नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 19 के मौलिक अधिकारों पर प्रबल होंगे जो कि समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार और पेशा करने, समूह और संघ बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, यह सभी अनुच्छेद 19 में दिये गये अधिकार हैं। 

और फिर 42वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सभी नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 14 के मौलिक अधिकारों पर प्रबल होंगे। पहले तो 39ख और ग के नीति निदेशक तत्‍वों को प्रबल किया गया और सारे नीति निदेशक तत्‍वों को प्रबल कर दिया गया। डालमिया सीमेंट बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत रथ के दो पहिये हैं, दोनों में से कोई भी दूसरे की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक को हटाएं, तो दूसरा अपना प्रभाव खो देगा, साथ में, वे कानून के शासन के तहत सामाजिक क्रांति लाने में संविधान की अंतरात्मा का गठन करते हैं। तो, यह एक ऐसी स्थिति है जो दोराइराजन से बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अंत तक सही साधन माना है, यानी नीति निदेशक सिद्धांतों और प्रस्तावना में प्रदान किया गया सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्‍य। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति की स्थापना करते हैं और शोषण से रोकते हैं।

आइए अब मौलिक कर्तव्य पर आते हैं।
आइए अब हम भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों पर आते हैं। सैद्धांतिक रूप से उदारवादी संविधानों में आम तौर पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, समाजवादी संविधानों में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान होते हैं। इसके अनुसार, भारतीय संविधान में पहले मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं था। 

हेरोल्ड लास्की ने यह भी कहा है कि अधिकार कार्यों से संबंधित हैं और केवल कुछ कर्तव्यों के प्रदर्शन के बदले में दिये जाते हैं। नागरिकों को न केवल उनके स्वयं के विकास के लिए बल्कि सामाजिक भलाई के लिए भी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। व्यक्ति राज्य का मौलिक अंग है और कल्याणकारी राज्य के साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अंग को एकजुट होकर काम करना आवश्यक है। 

आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य की ओर निर्देशित होते हैं। एक व्यक्ति भी हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1) को देखें, तो यह कहता है कि उस समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य हैं, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। समुदाय के प्रति कर्तव्य वह प्रेरणा है जिससे मौलिक कर्तव्य आएंगे। सोवियत संविधान में चूंकि यह एक समाजवादी संविधान था, इन कर्तव्यों का प्रावधान था। 

कर्तव्य और भारतीय संस्कृति पर कुछ बात करते हैं।
जब आप हमारे देश की बात करते हैं, तो आपको यह देखना होता है कि हम कर्तव्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भारतीय संस्कृति में लोगों के कर्तव्यों का क्या महत्व है? कर्तव्यों की अवधारणा का मूल वेदों में है और वे धार्मिक आदेशों के रूप में हैं। भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य धर्म के हिस्से के रूप में कर्तव्य को निर्धारित करते हैं- हमारी संस्कृति में अपना कर्तव्य करना सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय समाज सांस्कृतिक रूप से एक कर्तव्य के प्रति जागरूक समाज है और हम मानते हैं कि हमारे पास केवल अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। 

गांधी जी ने कर्तव्य पर क्‍या कहा?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि अधिकार का असली स्रोत कर्तव्य है, अगर हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो अधिकारों की तलाश दूर नहीं होगी। अगर कर्तव्यों को पूरा न करें और हम अधिकारों के पीछे भागते रहें, तो वे मरीचिका की तरह हमसे आगे चलते रहेंगे, जितना अधिक हम उनका पीछा करेंगे, वे उतनी ही दूर उड़ेंगे”। जो अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करता है, उसे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में, अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके लिए जीना और मरना होता   है। इसमें सभी वैध अधिकार शामिल हैं। बाकी सब कुछ किसी न किसी रूप में हड़प लिया जाता है और उसमें हिंसा के बीज समा जाते हैं।

उसी शिक्षा को भगवान कृष्ण ने अपनी अमर वाणी में स्थान दिया था कि "केवल कर्म ही तेरा है, फल को बिल्कुल अकेला छोड़ दो, कर्म कर्तव्य है फल ही अधिकार है"। गांधी जी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान मां से सीखा है कि सभी अधिकार मेरे कर्तव्य के अच्छी तरह से करने से सुरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार जीने का अधिकार हमें तब मिलता है जब हम दुनिया की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं- वे भारत की नागरिकता की बात नहीं कर रहे हैं। यह वही विचार है जिसके बारे में टैगोर बात कर रहे थे- मानवतावाद, सार्वभौमिकता।  

इसलिए मौलिक कर्तव्य जो अनिवार्य प्रकृति के हैं, नागरिकों में अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व और अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को निरंतर याद दिलाते रहते हैं कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना रहे। कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी लिये बिना अधिकारों का दावा सही नहीं है, खासकर तब जब हमारे संविधान, यानी देश के सर्वोच्च कानून ने उन कर्तव्यों को निर्धारित किया हो।  

मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कैसे शामिल किया गया
ये मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं थे, हमारे संविधान में कैसे सम्मिलित हो गये। संविधान की समीक्षा के लिए नियुक्त स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्यों और दायित्वों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को तब लागू किया गया जब 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51क को संविधान में शामिल किया गया। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दंड लगाने की सिफारिश भी की थी जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। 

 मौलिक कर्तव्य क्या हैं?
आइए अब चर्चा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं? मूल रूप से हमारे दस मौलिक कर्तव्य थे। ग्यारहवां कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्‍छेद 51क के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा:
· संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें;
· स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें;
· भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें;
· देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहें;
· महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें;
· हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और संरक्षित करें;
· वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, और प्राणियों के लिए दयाभाव रखें;
· वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और विकास की भावना विकसित करें; 
· सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें;
· व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे; तथा
· फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, हमने माता-पिता और अभिभावक के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कि वे छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

 हमारा संविधान भारत के लोगों के लिए संविधान निर्माताओं की कई प्रतिबद्धताओं, प्रतिज्ञाओं और वादों का परिणाम है। हमारा एक संविधान, एक झंडा, एक व्यक्ति एक नागरिकता है। हमें अपने राष्ट्र, अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने उदार और दूरदर्शी संविधान पर वास्तव में गर्व होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक भारतीय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये हमारी नागरिकता के वास्तविक आधार हैं।

इसी तरह हमें ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो संविधान के प्रावधानों और भावना के खिलाफ हो। हमें संवैधानिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो हमारी संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने से बचाने के लिए अनुच्छेद 19 की भी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता, अध्याय VI में एक पूरा अध्याय है जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। अपने देश की रक्षा का कर्तव्य मुख्य रूप से हमारी सेनाओं का है लेकिन यदि आवश्यक हो तो हमें अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत सबसे महान और सबसे समृद्ध है। हमें अपनी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है?

आम तौर पर कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए जो कोई भी अधिकार में रुचि रखता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह नहीं कहा है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। मौलिक अधिकारों के विपरीत और नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह, मौलिक कर्तव्य भी गैर-न्यायाधीन हैं। और इसलिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में रिट क्षेत्राधिकार लागू नहीं किया जा सकता है।

लेकिन वास्तव में मौलिक कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मौलिक अधिकार। जावेद बनाम हरियाणा राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स में मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में बोलते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए।

इसलिए मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायाधीन हैं और इसलिए उनके कार्यान्वयन के लिए नागरिकों की आकांक्षा की आवश्यकता होती है। हम आपराधिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे नागरिकों को अच्छे नागरिक बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। हमें इन मौलिक कर्तव्यों को इस महान देश के नागरिक के रूप में अपने चरित्र का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।  

सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों का इस्तेमाल कैसे किया है?
अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा नियमों में संशोधन की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का सहारा लिया था। 1996 में वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ और बड़खल और सूरजखंड झील मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एहतियाती सिद्धांत को मान्यता दी, अनुच्छेद 21 और 51क (छ) को देखते हुए ‘प्रदूषक भुगतान करे’ सिद्धांत को सतत विकास की आवश्यक विशेषताओं और देश के पर्यावरण कानून के हिस्से के रूप में मान्यता दी।  

ऐसे कई मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन के रूप में मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर विचार किया है। शीर्ष अदालत ने माना है कि मौलिक कर्तव्य हालांकि अदालत की रिट द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते हैं, फिर भी वे संवैधानिक और कानूनी मुद्दों की व्याख्या और समाधान में मार्गदर्शन, मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।  

मौलिक कर्तव्यों को लागू करने से पहले विभिन्न कानूनों में मौलिक कर्तव्यों को आत्मसात किया गया है, जैसे:
· राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
· सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
· गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967
· लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
· पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
· वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
· वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
· शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 
· आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 या जिसे निर्भया अधिनियम कहा जाता है

2021 में हरियाणा लोक व्यवस्था की गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम अधिनियमित किया गया था क्योंकि हिंसा को त्यागने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का कर्तव्य है, ये सभी कानून अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक कर्तव्यों को लागू करते हैं। 

मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं? 1999 में न्यायमूर्ति जे.एस.  वर्मा समिति ने कहा कि नागरिकता एक गंभीर कर्तव्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पूरी लगन और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का वर्तमान अनुमान एक ऐसे आंदोलन की मांग करता है जो जनता की कल्पना को पकड़ ले और नागरिकों की सभी श्रेणियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। 

जे.एस. वर्मा समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और हमें नियमित मौलिक कर्तव्यों पर वकालत और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
इस समिति ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 51क को सार्वजनिक स्थानों पर सभी सरकारी प्रकाशनों, डायरियों, कैलेंडरों पर उचित रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि वे हमेशा लोगों के ध्यान में रहे। 

2002 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम लोगों को संवेदनशील बनाना और नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना है।

आज हमने क्या सीखा?

मौलिक अधिकार न्यायाधीन होते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायाधीन होते हैं। सभी नीति निदेशक सिद्धांत आज अनुच्छेद 14 और 19 के मौलिक अधिकारों पर हावी हैं। आज मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाता है। अगले व्याख्यान में हम संघीय कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
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